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गुरमीत सिंह.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के  अधिवक्ता:पुनीत कृ ष्ण तिवारी, विनीत कु मार सिंह

प्रतिवादी(गण) के  अधिवक्ता:   मुख्य स्थायी अधिवक्ता, नागेंद्र कु मार पांडेय

न्यायालय कक्ष सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. हमने याचिकाकर्ता के  विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत कु मार सिंह, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से पेश होने 

वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के  अधिवक्ता श्री 

नागेंद्र कु मार पांडे की दलीलें सुनीं।

2. श्री नागेंद्र कु मार पांडे ने आवश्यक निर्देश उपलब्ध कराए हैं और उनका कहना है कि उनके  पास मामले 

से संबंधित पर्याप्त निर्देश हैं। ये निर्देश इस रिट याचिका के  निपटारे के  लिए स्वयं में पूर्ण हैं, और उन्हें 

अब कोई अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। अतः, याचिका का निर्णय रिकॉर्ड 

पर उपलब्ध दस्तावेजों के  आधार पर ही किया जाए। इस प्रकार, दोनों पक्षों की सहमति से, इस रिट 

याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है। 

3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें शुरू में दिनांक 07.12.2021 को अमरोहा के  धनाउरा 

ब्लॉक में स्थित 'उच्च प्राथमिक विद्यालय, पथियापुरा' (जिसे सीनियर बेसिक स्कू ल के  नाम से भी जाना 

जाता है) में चतुर्थ श्रेणी के  पद पर तैनात किया गया था,  और उन्होंने वहां अपनी सेवाएं देना प्रारंभ 

कर दिया था। इसके  बाद,  दिनांक 26.11.2019 को 'बेसिक शिक्षा निदेशक' द्वारा पारित एक आदेश के  

अनुपालन में,  रिट याचिकाकर्ता  को अमरोहा जिले  के  ग्रामीण/शहरी स्तर पर कार्यरत  'खंड शिक्षा 

अधिकारी' के  कार्यालय में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तथापि, अब 'जिला बेसिक शिक्षा 

अधिकारी,  अमरोहा'  द्वारा  दिनांक  26.11.2025 को  पारित  एक  आदेश  के  माध्यम  से,  रिट 

याचिकाकर्ता को वापस उसी स्थान पर भेज दिया गया है, जहां उनका मूल पद (lien) सुरक्षित है; यह 

स्थान अमरोहा के  धनाउरा ब्लॉक में स्थित 'उच्च प्राथमिक विद्यालय, पथियापुरा' है, जो कि एक 'समग्र 

विद्यालय' है।

4. इसी आदेश को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने यह वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

5. रिट याचिकाकर्ता के  अधिवक्ता ने दलील दी है कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है,  उसे सही नहीं 

ठहराया  जा  सकता;  खासकर  तब,  जब यह  बताने  का  कोई  कारण  नहीं  दिया  गया  है  कि  रिट 

याचिकाकर्ता को वापस कं पोजिट स्कू ल क्यों भेजा जा रहा है—चाहे वह जनहित में हो या प्रशासनिक 

ज़रूरत के  चलते।  उन्होंने  कहा कि इसका पूरा  आधार रिट याचिकाकर्ता  के  खिलाफ की गई एक 

शिकायत है। उन्होंने आगे कहा कि रिट याचिकाकर्ता पहले से ही काम कर रहा है और क्लास-III पद के  
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समान ही अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है;  लेकिन अब उसे क्लास-IV का काम करने का निर्देश 

दिया जाएगा। संक्षेप में, उनकी दलील यह है कि इस संबंध में काम की प्रकृ ति में बदलाव होगा।

6. प्रतिवादियों के  अधिवक्ता ने रिट याचिकाकर्ता के  अधिवक्ता की दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि 

जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसे किसी भी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता; खासकर तब, जब 

वेतन के  पे-स्के ल में  कोई बदलाव नहीं किया गया है।  इसके  अलावा,  रिट याचिकाकर्ता  को वापस 

कं पोजिट स्कू ल भेज दिया गया है, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

7. मैंने दोनों पक्षों के  अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है।

8. तथ्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है।  इस बात पर कोई विवाद नहीं है  कि रिट याचिकाकर्ता  को 

अमरोहा के  धनाउरा ब्लॉक में स्थित सीनियर बेसिक स्कू ल (जिसे उच्च प्राथमिक विद्यालय, पथियापुरा 

के  नाम से जाना जाता है)  में चतुर्थ श्रेणी के  पद पर नियुक्त किया गया था;  और उसके  बाद दिनांक 

26.11.2019/29.11.2019 को उसे ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी 

गई  थी।  हालाँकि,   दिनांक 26.11.2025 के  उस  आदेश  के  तहत,  जिसे  चुनौती  दी  गई  है,  रिट 

याचिकाकर्ता को वापस 'समग्र विद्यालय भेज दिया गया है।

9. जब रिट याचिकाकर्ता के  अधिवक्ता से यह सीधा सवाल पूछा गया कि ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में तैनात 

रहने का उनका कानूनी अधिकार क्या है, तो इसका जवाब नकारात्मक था। 

10. बात चाहे जो भी हो,  चूंकि रिट याचिकाकर्ता के  अनुसार,  उसके  दावे पर विचार करने का अधिकार 

ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी को है, इसलिए रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के  

साथ,  दूसरे  प्रतिवादी के  समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा; और दूसरा प्रतिवादी,  इसे प्राप्त 

होने के  दो सप्ताह के  भीतर,  आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की 

अवधि के  भीतर, कानून के  पूर्णतः अनुरूप रहते हुए याचिकाकर्ता के  दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही 

करेगा।

11. यह बताने  की आवश्यकता नहीं है  कि अभ्यावेदन पर निर्णय के वल तभी लिया जाएगा,  जब रिट 

याचिकाकर्ता समग्र विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर ले।

12. उपर्युक्त टिप्पणियों के  साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

13. आज प्रस्तुत किए गए निर्देशों को अभिलेख पर ले लिया गया है और उन्हें परिशिष्ट 'A' के  रूप में अंकित 

किया गया है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026
आशु
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